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(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंकों के एन पी ए को खत्म किया जाना
3561.
श्री नरेश अग्रवालः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार बैंकों का एन पी ए खत्म करने में नाकाम साबित हुई है;

(ख)
यदि हां, तो क्यों; और
(ग)
यदि नहीं, तो आज की तारीख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एन पी ए कितना है और उसे खत्म करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा बैंक अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) के रूप में खातों की पहचान करते हैं और इन मानदंडों के अनुसार प्रावधान बनाते हैं।
घरेलू परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल सकल एनपीए 7,77,280 करोड़ रुपए था।
बैंकों के एनपीए को कम करने/नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को दबावग्रस्त आस्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने इस संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आरबीआई को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को पिछले वर्ष संशोधित किया है। इस संशोधनकारी विधान के उपबंधों के अंतर्गत आरबीआई ने इस संहिता के अंतर्गत दिवालियापन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि तथा 60% या उससे अधिक राशि की अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत 12 खातों को संदर्भित करने के लिए कुछेक बैंकों को निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार, बैंकों ने इन खातों के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किए हैं। इसके अलावा, संहिता को लागू किए जाने को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए हाल ही में संशोधित संरचना जारी की है, जिसमें उच्च मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के समयबद्ध समाधान के लिए व्यवस्था, समाधान योजना का पालन 180 दिनों के भीतर न किए जाने के मामले में संहिता के अंतर्गत दिवालियापन आवेदन दायर करने की आवश्यकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं।
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। इसके अलावा, वसूली में तीव्रता लाने के लिए छ: नए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं।  
इसके अलावा, पीएसबी के सुधार एजेंडा के अंतर्गत पीएसबी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कठोरता से वसूली के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
***
